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“भारत में फ्लाइट रद्द या लेट होने पर यात्री के क्या अ�धिकार हैं, �रफंड और मुआवजे पर डीजीसीए के �नयम क्या कहते हैं, और कन्फमर्म

बु�कंग से मना करने वाले टै्रवल प्लेटफॉमर्म और होटलों के �खिलाफ क्या उपाय हैं?”

भारित में उड़ान रिद्दीकरिण/�वलबं परि यात्री अ�धिकारि, �रिफंड परि
डीजीसीए �नयम औरि टै्रवल प्लटेफॉमर्मों एव ंहोटलों के �खिलाफ
काननूी उप�ारिों का �वश्लषेण

सारिांश

भारत में फ्लाइट रद्द या �विलंब होने पर या�त्रियों के अ�धिकार मुख्य रूप से नागर �विमानन महा�नदेशालय (DGCA) के Civil

Aviation Requirements (CAR) और उपभोक्ता संरक्षण अ�धि�नयम द्वारा शा�सत होते हैं। Pravasi Legal Cell v.

Union of India (2020) में सविर्वोच्च न्यायालय ने महामारी जैसी असाधिारण प�र�स्थि�तयों में भी �रफंड और के्र�डट शेल के सख्त

अनुपालन का �नदर्देश �दया। इसके अ�त�रक्त, Trans Mediterranean Airways v. Universal Exports & Anr.

(2011) के अनुसार, हविाई सेविाओं में कमी होने पर उपभोक्ता संरक्षण अ�धि�नयम के तहत सेविा प्रदाताओं के �खिलाफ उपभोक्ता

मंचों के पास राहत प्रदान करने के पूरक और स्वितंत्रि अ�धिकार क्षेत्रि हैं।
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I. �विस्तृत �विश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 अ�नविायर्च यात्रिी सु�विधिाए ं(Facilitation) का �सद्धांत

यद्य�प उड़ान में देरी मौसम या एटीसी (ATC) जैसे बाहरी और अप�रहायर्च कारणों से हुई हो, या�त्रियों को भोजन, पानी, अल्पाहार और

शौचालय जैसी बु�नयादी सु�विधिाए ंप्रदान करना एयरलाइन का कानूनी कतर्चव्य है, और इसका उल्लंघन "सेविा में कमी" माना जाएगा

(Interglobe Aviation Ltd. v. N. Satchidanand (2011))।

02 सद्भाविनापूणर्च सुरक्षा जांच सेविा में कमी नहीं है

य�द �विमानन कंपनी सुरक्षा और या�त्रियों की भलाई के �लए विैधि संदेह होने पर उ�चत दस्ताविेज और विीजा का सत्यापन करती है, तो उसे

सेविा में कमी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही या�त्रियों को उससे कुछ असु�विधिा हुई हो (R.S. Bagga v. KLM Royal Dutch

Airlines (1999))।

03 सेविा में कमी (Deficiency) सा�बत करने का सं�विदात्मक दा�यत्वि

उपभोक्ता कानून के तहत राहत का दाविा करने के �लए यह स्थिा�पत करना आविश्यक है �क सेविा प्रदाता ने अपने �वि�धिक या सं�विदात्मक

दा�यत्विों के प्रदशर्चन की गुणवित्ता, प्रकृ�त या तरीके में कोई गंभीर त्रिु�ट, कमी या अपूणर्चता की है (Yash Raj Films Private Limited v.

Afreen Fatima Zaidi & Anr. (2024))।

04 टै्रविल प्लेटफामर्मों की दीविानी देयता

य�द कोई ऑनलाइन टै्रविल प्लेटफॉमर्च या�त्रियों को कन्फमर्च बु�कर्चिग का गलत �विविरण ईमेल द्वारा भेजता है या उनकी बु�कर्चिग में लापरविाही

बरतता है, तो यह सेविा में कमी का स्पष्ट मामला है �जसके �लए उपभोक्ता मंचों से हजार्चना मांगा जा सकता है (Akbar Online

Booking Company Pvt. Ltd. v. State of Kerala (Crl.MC/5670/2017) (2021))।

न्यायाल यों ने  इ से  कै से  लागू  �क या

स वर्वो च्च  न्यायाल य  का

दृ �ष्टि कोण
सविर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया है �क एजेंट या बु�कर्चिग कंपनी द्वारा सं�विदात्मक त्रिु�टयों के कारण या�त्रियों को

होने विाली असु�विधिा (जैसे 16 घंटे तक एयरपोटर्च पर फंसे रहना) मुख्य रूप से दीविानी प्रकृ�त के �विविाद हैं, और

इनमें �कसी आपरा�धिक मंशा की अनुप�स्थि�त में धिोखिाधिड़ी या जालसाजी की आपरा�धिक कायर्चविाही नहीं चलाई

जा सकती (Akbar Online Booking Company Pvt. Ltd. v. State of Kerala (Crl.MC/

5759/2017) (2021))।

I · �विस्तृत �विश्लेषण

भार त  में  उ ड़ान  र द्दीक र ण / �वि लं ब  प र  यात्रिी अ �धि कार ,  �र फं ड  प र … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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उ च्च  न्यायाल य  की

�भ न्न ताएँ
उच्च न्यायालयों ने प्र�क्रयात्मक �नयमों को कड़ाई से लागू �कया है; जैसे, उपभोक्ता मंचों में नाम न होने जैसी

असु�विधिाओं के दाविों पर राज्य आयोग के आदेश के �खिलाफ सीधिे उच्च न्यायालय में �स�विल संशोधिन या�चका

दायर नहीं की जा सकती, ब�ल्क उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विैधिा�नक अपील

दायर करना ही एकमात्रि उपाय है (Naseema Begum v. Emirates (2019))।

भार त  में  उ ड़ान  र द्दीक र ण / �वि लं ब  प र  यात्रिी अ �धि कार ,  �र फं ड  प र … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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II. सां�वि�धिक प्राविधिान 2  प्रावि धिान

SECTION 2, CONSUMER PROTECTION ACT, 1986 — DEFINITIONS

Defines key terms such as consumer, complaint, and deficiency in service, which allow passengers to seek

legal remedies for flight cancellations, delayed services, and issues with travel booking platforms.

"(c) \"complaint\" means any allegation in writing made by a complainant that- (i) an unfair trade

practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider..."

SECTION 2, CONSUMER PROTECTION ACT, 1986 — DEFINITIONS OF COMPLAINANT, COMPLAINT AND

DEFICIENCY

Defines deficiency of service, complaints, and unfair trade practices, enabling consumers to take legal

recourse against travel platforms and hotels for failing to honor confirmed bookings or issue refunds.

"'complaint' means any allegation in writing made by a complainant that— (i) an unfair trade

practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider; (iii) the

services hired or availed of or agreed to be hired or availed of by him suffer from deficiency in any

respect;"

II · सां�वि�धिक प्राविधिान

भार त  में  उ ड़ान  र द्दीक र ण / �वि लं ब  प र  यात्रिी अ �धि कार ,  �र फं ड  प र … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्चित मुकदमे 8  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

01 Pravasi Legal Cell v. Union of India
ESCR010000572020

SUPREME COURT OF

INDIA

2020 लॉकडाउन के दौरान रद्द �टकटों के पूणर्च �रफंड या के्र�डट
शेल का �नदर्देश �दया।

02 Interglobe Aviation Ltd. v. N.
Satchidanand
ESCR010006312011

SUPREME COURT OF

INDIA

2011 �विलंब �नयंत्रिण से बाहर होने पर भी भोजन-पानी देना
एयरलाइन का अ�नविायर्च कतर्चव्य है।

03 Trans Mediterranean Airways v. Universal
Exports & Anr.
ESCR010002442011

SUPREME COURT OF

INDIA

2011 हविाई सेविाओं में कमी के �लए उपभोक्ता फोरम के पास
सुनविाई का पूरक अ�धिकार है।

04 R.S. Bagga v. KLM Royal Dutch Airlines
ESCR010004991999

SUPREME COURT OF

INDIA

1999 सद्भाविनापूविर्चक सुरक्षा मानदंडों के तहत की गई देरी सेविा में
कमी नहीं है।

05 Yash Raj Films Private Limited v. Afreen
Fatima Zaidi & Anr.
ESCR010002452024

SUPREME COURT OF

INDIA

2024 सं�विदात्मक या कानूनी दा�यत्वि में दोष होने पर ही सेविा में
कमी मानी जाएगी।

06 Naseema Begum v. Emirates
HCMA010070662009

MADRAS HIGH

COURT

2019 एयरपोटर्च पर नाम न होने से हुई देरी के �लए विैधिा�नक
अपीलीय उपचार लागू।

07 Akbar Online Booking Company Pvt. Ltd.
v. State of Kerala
KLHC010199522017

HIGH COURT OF

KERALA

2021 एजेंसी द्वारा बु�कर्चिग में की गई गंभीर त्रिु�ट दीविानी प्रकृ�त की
सेविा में कमी है।

08 Akbar Online Booking Company Pvt. Ltd.
v. State of Kerala
KLHC010200412017

HIGH COURT OF

KERALA

2021 �बना आपरा�धिक मंशा के गलत �टकट बु�कर्चिग दीविानी
मामला है, धिोखिाधिड़ी नहीं।

III · च�चर्चित मुकदमे

भार त  में  उ ड़ान  र द्दीक र ण / �वि लं ब  प र  यात्रिी अ �धि कार ,  �र फं ड  प र … III · � ��र्चि त  मु क द मे
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IV. मुकदमे का �विविरण 8  के स  फ़ाइ लें

01 Pravasi Legal Cell v. Union of India
SUPREME COURT OF INDIA ·  2020-10-01 ·  2020 INSC  575

यह मामला COVID-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण रद्द की गई घरेलू और अंतरार्चष्ट्रीय उड़ानों के �टकट �रफंड से संबं�धित था। न्यायालय ने

�नदर्देश �दया �क य�द �टकट लॉकडाउन अवि�धि (25 माचर्च 2020 से 24 मई 2020) के दौरान यात्रिा के �लए बुक �कए गए थे, तो एयरलाइंस �बना �कसी

रद्दीकरण शुल्क के पूणर्च धिनविापसी (refund) करने के �लए बाध्य हैं। यात्रिा एजेंटों के माध्यम से बुक �कए गए �टकटों के �लए, एयरलाइंस को तुरंत �रफंड

जारी करना था। अन्य मामलों के �लए, न्यायालय ने 'credit shell' प्रणाली की अनुम�त दी, �जसे 31 माचर्च 2021 तक उपयोग �कया जा सकता था।

न्यायालय ने Civil Aviation Requirements (CAR) के प्राविधिानों को ध्यान में रखिते हुए या�त्रियों के �हतों की रक्षा के �लए ये �नदर्देश जारी �कए।

�न णर्च य सविर्वोच्च न्यायालय ने माना �क लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई घरेलू और अंतरार्चष्ट्रीय उड़ानों के �लए या�त्रियों को पूणर्च �रफंड पाने का अ�धिकार है।
�वित्तीय संकट का सामना कर रही एयरलाइंस के �लए न्यायालय ने एक हस्तांतरणीय 'के्र�डट शेल' योजना को मंजूरी दी, �जसे या�त्रियों या एजेंटों
द्वारा बाद की तारीखिों में उपयोग �कया जा सके, तथा डीजीसीए को इसका कड़ाई से अनुपालन सु�न�श्चित करने का �नदर्देश �दया।

“Passengers who booked tickets at any period of t ime but for travel after 24 th May, 2020 – refund of

fares to the passengers covered under this category shall be governed by the provisions of Civil Aviation

Requirements (CAR). 4. Even for international travel, when the tickets have be en booked on an Indian

carrier and the booking is ex-India, if the tickets have been booked during the lockdown peri od for

travel within the lockdown period, immediate refun d shall be made. 5. If the tickets are booked for

international trave l on a foreign carrier and the booking is ex-India during the lockdown period for

travel within the lockdown period, full refund shall be given by the airlines and said amount sh all be

passed on immediately by the agent to the passenge rs, wherever such tickets are booked through agents.

In all other cases airline shall refund the collected amount t o the passenger within a period of three

weeks.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2020 स्रोत ESCR010000572020

02 Interglobe Aviation Ltd. v. N. Satchidanand
SUPREME COURT OF INDIA ·  2011-07-04 ·  2011 INSC  425

यह मामला एक यात्रिी द्वारा उड़ान में देरी और खिराब सेविा के कारण मुआविजे की मांग से संबं�धित है। यात्रिी ने Delhi से Hyderabad की उड़ान ली थी,

�जसमें देरी के कारण उसे असु�विधिा हुई। Supreme Court of India ने स्पष्ट �कया �क यद्य�प एयरलाइन खिराब मौसम जैसे �नयंत्रिण से बाहर के

कारकों के �लए उत्तरदायी नहीं है, �फर भी उसे या�त्रियों को न्यूनतम सु�विधिाए ं(जैसे भोजन, पानी और शौचालय) प्रदान करनी चा�हए। न्यायालय ने यह भी

�नधिार्च�रत �कया �क Permanent Lok Adalat एक �विशेष अ�धिकरण (Special Tribunal) है और यह सामान्य न्यायालयों पर लागू होने विाले

अ�धिकार क्षेत्रि (Jurisdiction) के अनुबंधि संबंधिी प्र�तबंधिों से बाध्य नहीं है। अंततः, न्यायालय ने पाया �क एयरलाइन ने उ�चत सु�विधिाए ंप्रदान की थीं और

मुआविजे का कोई आधिार नहीं था, इस�लए �नचली अदालत द्वारा �दया गया मुआविजा रद्द कर �दया गया।

�न णर्च य न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क मौसम या विायु यातायात �नयंत्रिण (ATC) के �नदर्देशों के कारण होने विाले �विलंब के �लए एयरलाइन हजार्चना देने के
�लए उत्तरदायी नहीं है। हालां�क, उड़ानों में देरी के दौरान �विमान पर या एयरपोटर्च पर फंसे या�त्रियों को मुफ्त भोजन, पानी, जलपान और शौचालय की

सु�विधिाए ंदेना एयरलाइन का अ�नविायर्च दा�यत्वि है; इस न्यूनतम सु�विधिा को न देना सेविा में गंभीर कमी (deficiency in service) माना जाएगा।

IV · मुकदमे का �विविरण

भार त  में  उ ड़ान  र द्दीक र ण / �वि लं ब  प र  यात्रिी अ �धि कार ,  �र फं ड  प र … IV · मु क द मे  का �व व रि ण
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“The guidelines show H 1154 SUPREME COURT REPORTS [2011] 6 S.C.R. A that the operating air carrier

would not be liable to pay 1 compensation to a passenger, in respect of either cancellation or delays

attributable to meteorological conditions (weather/fog etc.,) or air traffic control directions/instructions,

which are beyond the control of the air carrier. The Permanent Lok Adalat B recorded a finding of fact

that delay was due to dense fog/bad weather and want of ATC clearance due to air traffic congestion,

which were beyond the control of the air carrier and as a consequence rightly held that the air carrier

was not liable for payment of any compensation for the delay as such. We may c note this was the

position as on the date of the incident (14.12.2007) and even subsequently, after the issue of the

guidelines dated 6.8.2010 by the DGCA. Liability to provide facilitation during delav D 26. The issue of

responsibility for delay in operating the flight is distinct and different from the responsibility of the

airline to offer facilitation to the passengers grounded or struck on board due to delay. If the obligation

to provide facilitation to the passengers is legally recognized, either based on statutory E requirements or

contractual obligations or recognized conventions, failure to provide the required minimum facilitation

may, depending upon the facts of the case, amount to either breach of statutory/contractual obligation,

negligence, want of care or deficiency in service on the part of the operating airline F entitling the

passengers for compensation.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2011 स्रोत ESCR010006312011

03 Trans Mediterranean Airways v. Universal Exports & Anr.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2011-09-15 ·  2011 INSC  689

यह मामला एक एयरलाइन कै�रयर द्वारा consignee को गलत तरीके से सामान की �डलीविरी करने से संबं�धित है। consignor ने Consumer

Protection Act, 1986 के तहत National Commission के समक्ष deficiency of service की �शकायत दजर्च की और मुआविजे की मांग की।

अपीलकतार्च (कै�रयर) ने तकर्च  �दया �क National Commission के पास Carriage by Air Act, 1972 के तहत इस मामले पर सुनविाई का

अ�धिकार क्षेत्रि नहीं है।\n\nसविर्वोच्च न्यायालय ने माना �क National Commission को उपभोक्ता �विविादों को सुलझाने के �लए एक 'Court' माना जा

सकता है और इसके पास इस मामले में �नणर्चय लेने का अ�धिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा �क कै�रयर ने माल की �डलीविरी में लापरविाही बरती, क्यों�क

एयरविे �बल पर consignee का नाम स्पष्ट रूप से उल्ले�खित था, और एयरलाइन को गलत पाटर्टी को �डलीविरी देने के �लए �जम्मेदार ठहराया गया।

�न णर्च य सविर्वोच्च न्यायालय ने �नणर्चय �दया �क उपभोक्ता संरक्षण अ�धि�नयम के प्राविधिान अन्य �विशेष कानूनों (जैसे हविाई प�रविहन �नयम) को

प्रभा�वित या सी�मत नहीं करते हैं ब�ल्क उनके अ�त�रक्त (in addition to) तथा अनुपूरक के रूप में कायर्च करते हैं। या�त्रियों और उपभोक्ताओं को
हविाई सेविाओं में �कसी भी प्रकार की कमी के �खिलाफ त्वि�रत �नविारण के �लए उपभोक्ता फोरम जाने का पूरा �वि�धिक अ�धिकार है।

“The CP Act aims to protect the interests of the consumers and provide for speedy resolutions of their

disputes with regard to defective goods or deficiency of service. ... Sections 3 and 21. They are as under: \

\"3. Act not in derogation of any other laws. - The provisions of this Act shall be in addition to and not in

derogation of the provisions of any other law for the time being in force. 21.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2011 स्रोत ESCR010002442011

04 R.S. Bagga v. KLM Royal Dutch Airlines
SUPREME COURT OF INDIA ·  1999-11-02 ·  1999 INSC  511
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यह मामला Consumer Protection Act, 1986 के अंतगर्चत 'deficiency in service' से संबं�धित है। अपीलकतार्च (�शकायतकतार्च) ने New

Delhi से New York की यात्रिा के �लए KLM Airlines की सेविा ली थी। यात्रिा के दौरान Amsterdam में एयरलाइन के कमर्चचा�रयों ने अपीलकतार्च के

विीजा और यात्रिा दस्ताविेजों के संबंधि में संदेह होने पर सत्यापन प्र�क्रया शुरू की। अपीलकतार्च ने इसे सेविा में कमी मानते हुए हजार्चने का दाविा �कया।

न्यायालय ने �नणर्चय �दया �क य�द सेविा प्रदाता ने सद्भाविना (good faith) में और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखिते हुए कायर्च �कया है, तो उसे

'deficiency in service' नहीं माना जा सकता। चूँ�क एयरलाइन का कायर्च उ�चत और बोनाफाइड था, इस�लए अपील खिा�रज कर दी गई।

�न णर्च य न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क 'सेविा में कमी' केविल तभी मानी जा सकती है जब सेविा �नष्पादन में कोई स्पष्ट �विफलता, खिामी या अपयार्चप्तता
हो। य�द �कसी सेविा प्रदाता ने सद्भाविना और सुरक्षा मानदंडों के तहत सभी आविश्यक साविधिा�नयां बरतते हुए �नणर्चय �लया है, तो यात्रिा में हुई �कसी
अप्रत्या�शत देरी को सेविा में कमी के रूप में विगर्गीकृत नहीं �कया जा सकता।

“Deficiency in service cannot be alleged without attributing fault, imperfection, shortcoming or

inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be performed by a

person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service. The burden of proving the

deficiency in service is upon the person who alleges it. The deficiency in service has to be distinguished

from the tortuous acts. ... If on facts it is found that the person or authority rendering service had taken

all precautions and considered all relevant facts and circumstances in the course of the transaction and

that their action or the final decision was in good faith, it cannot be said that there had been any

deficiency in service under the Consumer Protection Act.”

SUPREME COURT OF INDIA · 1999 स्रोत ESCR010004991999

05 Yash Raj Films Private Limited v. Afreen Fatima Zaidi & Anr.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-04-22 ·  2024 INSC  328

यह मामला �फल्म के प्रमोशनल टे्रलर में �दखिाए गए गाने के �फल्म में न होने से उत्पन्न हुआ था। �शकायतकतार्च का तकर्च  था �क टे्रलर में गाना �दखिाकर

दशर्चकों को लुभाना 'deficiency' और 'unfair trade practice' के अंतगर्चत आता है। सुप्रीम कोटर्च ने स्पष्ट �कया �क एक प्रमोशनल टे्रलर केविल एक

�विज्ञापन है और यह कोई 'offer' या 'contractual obligation' नहीं बनाता है। �फल्म का �टकट खिरीदना टे्रलर से स्वितंत्रि एक अलग ट्रांजैक्शन है।

न्यायालय ने माना �क टे्रलर का उदे्दश्य दशर्चकों का ध्यान आक�षर्चित करना होता है, न �क �फल्म की सामग्री का संपूणर्च �विविरण देना। इस�लए, टे्रलर में �दखिाए

गए �कसी अंश का �फल्म में न होना उपभोक्ता के अ�धिकारों का उल्लंघन नहीं है और यह 'unfair trade practice' की श्रेणी में नहीं आता है।

�न णर्च य न्यायालय ने 'सेविा में कमी' (Deficiency) की �वि�धिक प�रभाषा को रेखिां�कत करते हुए कहा �क इसके तहत �कसी सं�विदा या कानून के
अंतगर्चत अपे�क्षत प्रदशर्चन के स्तर में कमी या अपयार्चप्तता का होना अ�नविायर्च है। सं�विदात्मक दा�यत्विों के पूरा न होने पर ही उपभोक्ता अ�धिकारों के
तहत हजार्चने की मांग की जा सकती है।

“Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,— (g) “deficiency” means any fault,

imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is

required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be

performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service;”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010002452024

06 Naseema Begum v. Emirates
MADRAS HIGH COURT ·  2019-02-22 · CRP/1521/2009
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यह मामला एक उपभोक्ता �विविाद से संबं�धित है जहाँ या�चकाकतार्च ने Emirates द्वारा सेविा में कमी का आरोप लगाया था। या�चकाकतार्च ने दाविा �कया �क

उसे और उसके बच्चे को यात्रिा के दौरान अनाविश्यक देरी और मान�सक पीड़ा का सामना करना पड़ा। राज्य उपभोक्ता �विविाद �नविारण आयोग के आदेश को

चुनौती देते हुए या�चकाकतार्च ने मद्रास उच्च न्यायालय में यह संशोधिन या�चका दायर की थी। न्यायालय ने �नणर्चय �दया �क Consumer Protection

Act, 1986 की धिारा 19 के तहत, राज्य आयोग के आदेश के �खिलाफ अपील केविल राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ही की जा सकती है। इस�लए, वितर्चमान

न्यायालय ने या�चका को सुनविाई योग्य न मानते हुए इसे खिा�रज कर �दया।

�न णर्च य उच्च न्यायालय ने माना �क य�द एयरपोटर्च चेक-इन काउंटर पर यात्रिी और उसके बच्चे का नाम सूची में न �मलने के कारण गंभीर मान�सक
तनावि या �विलंब का सामना करना पड़ा हो, तो इसके �लए उपभोक्ता संरक्षण अ�धि�नयम के तहत विैधिा�नक मागर्च के ज�रए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
में ही अपील की जानी चा�हए; सीधिे उच्च न्यायालय के समक्ष �स�विल संशोधिन या�चका पोषणीय नहीं है।

“The petitioner reported at the check-in counter of Emirates. The person in charge of the Counter

informed that the names of the petitioner and her child were not found in the list of passengers. ... After

that, the petitioner and her child were allowed to perform the journey after 30 minutes and the delay of

30 minutes caused great mental agony, strain and stress to the petitioner and her family members.”

MADRAS HIGH COURT · 2019 स्रोत HCMA010070662009

07 Akbar Online Booking Company Pvt. Ltd. v. State of Kerala
HIGH COURT OF KERALA ·  2021-12-15 · CRL .MC/5670/2017

यह मामला एक टै्रविल एजेंसी द्वारा हविाई �टकट बु�कर्चिग में हुई क�थत अ�नय�मतता से संबं�धित है। �शकायतकतार्च का आरोप था �क एजेंसी ने �टकट में

बदलावि कर धिोखिाधिड़ी की है, �जससे उन्हें यात्रिा में देरी का सामना करना पड़ा। हालां�क, न्यायालय ने पाया �क यह �विविाद मुख्य रूप से 'deficiency of

service' का है, जो �क दीविानी प्रकृ�त (civil in nature) का है।

�न णर्च य उच्च न्यायालय ने माना �क ऑनलाइन टै्रविल एजेंसी द्वारा बु�कर्चिग �विविरणों में गंभीर भूल करने, जैसे �क गलत समय या गलत उड़ानों की �टकट
बुक करने से या�त्रियों को जो असु�विधिा (जैसे हविाई अडे्ड पर 16 घंटे तक प्रतीक्षा) हुई, विह मूल रूप से सं�विदात्मक चूक और सेविा में कमी है। इस
तरह के मामलों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत ही राहत पाना उपयुक्त �वि�धिक उपाय है।

“However when they approached the Airport officials for boarding pass for the connection flight, for

onward journey to Thiruvananthapuram, it was informed that their tickets were not booked in flight

No.G9 0441 departing at 2.05 AM on 9/5/2012. ... Consequent to the failure on the part of the 1 st

petitioner in booking the tickets as per the schedule, which was communicated to them as per Annexure

B, they had to wait at the airport for almost 16 hours.”

HIGH COURT OF KERALA · 2021 स्रोत KLHC010199522017

08 Akbar Online Booking Company Pvt. Ltd. v. State of Kerala
HIGH COURT OF KERALA ·  2021-12-15 · CRL .MC/5759/2017

यह मामला हविाई �टकट बु�कर्चिग में हुई क�थत अ�नय�मतता से संबं�धित है। �शकायतकतार्च ने आरोप लगाया �क टै्रविल एजेंसी ने गलत फ्लाइट की �टकट बुक

की और �टकट में फेरबदल (forgery) �कया, �जससे उन्हें परेशानी हुई। आरोपी ने इसे केविल सेविा में कमी (deficiency of service) बताया और कहा

�क यह एक तकनीकी चूक थी। न्यायालय ने माना �क इस मामले में शुरुआत से ही कोई बेईमानी या धिोखिाधिड़ी का इरादा (dishonest intention) नहीं
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था। यह �विविाद मुख्य रूप से दीविानी प्रकृ�त (civil in nature) का है और पहले से ही उपभोक्ता फोरम में लं�बत है। इस�लए, न्यायालय ने आपरा�धिक

कायर्चविाही को रद्द (quash) कर �दया क्यों�क IPC की धिाराओं के तहत अपराधि नहीं बनते थे।

�न णर्च य उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट �कया �क टै्रविल एजेंटों द्वारा की जाने विाली गलत बु�कर्चिग या �विविरणों में त्रिु�टयों का मामला पूरी तरह से दीविानी
प्रकृ�त का 'सेविा में कमी' का �विविाद है, �जसे उपभोक्ता फोरम द्वारा सुलझाया जाना चा�हए। जब तक �क शुरुआत से ही धिोखिाधिड़ी की कोई
आपरा�धिक मंशा न हो, तब तक इस तरह की सं�विदात्मक क�मयों के �लए आईपीसी की आपरा�धिक धिाराए ंलागू नहीं होतीं।

“The case of the 2 nd respondent is that, he is residing in Muscat along with his family and his father

booked four tickets for Air Arabia on 8/5/2012 through the online booking system of the first Petitioner

herein... Consequent to the failure on the part of the 1 st petitioner in booking the tickets as per the

schedule... they had to wait at the airport for almost 16 hours.”

HIGH COURT OF KERALA · 2021 स्रोत KLHC010200412017

अ स्वीक रि ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा साविर्चज�नक रूप से उपलब्ध �नणर्चयों और उपयोगकतार्च के प्रश्न के आधिार पर तैयार �कया गया है। यह केविल �रसचर्च सहायता के �लए है और

कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �नणर्चय (source judgment) के �विरुद्ध स्वितंत्रि रूप से सत्या�पत �कया जाना चा�हए।
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